भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 874
(जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2015/06 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)
सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित धोखाधड़ी के मामले और अनर्जक आस्तियां
874.
श्री संजय राउतः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या वर्ष 2014-15 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने धोखाधड़ी के 2100 मामलों की सूचना दी है जिसमें 11,022 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है, यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ख)
क्या यह सच है कि बैंकों की अधिकांश अनर्जक आस्तियां और उनका घाटा प्रमुख तौर पर बैंकों के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण है; और
(ग)
यदि हां, तो सरकार द्वारा समस्त आस्तियों, ऋणों की जांच करने और अपराधियों को दंडित कर जिम्मेदारी तय करने हेतु उठाए गए कदमों अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)
(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह सूचित किया है कि वर्ष 2014-15 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1.00 लाख रुपए और इससे अधिक के धोखाधड़ी के कुल 3134 मामलों की सूचना दी गयी है, जिनमें 16,828 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। 
इस संबंध में आरबीआई और वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
i. आरबीआई ने ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग’ के संबंध में 01 जुलाई, 2015 के आरबीआई डीबीएस.सीएफएमसी.बीसी.सं. 1/23.04.001/2015-16 के द्वारा मास्टर परिपत्र जारी किया है जिसमें धोखाधड़ी से संबंधित सभी ब्यौरे/पहलु शामिल हैं। यह आरबीआई की वेबसाईट अर्थात् www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। बैंकों से धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त होने पर धोखाधड़ी से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है तथा संबंधित बैंकों को मामले की सूचना सीबीआई/पुलिस/एसएफआईओ को देने, स्टाफ के उत्तरदायित्व की जांच करने, चूककर्ता स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई शीघ्र पूरी करने, धोखाधड़ी में शामिल राशि की वसूली के लिए कदम उठाने, जहां कहीं लागू हो बीमा का दावा करने तथा प्रणाली और प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने की सलाह दी जाती है ताकि धोखाधड़ी पुनः न हो। धोखाधड़ी की पहचान करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए ऋण धोखाधड़ी के संबंध में कार्रवाई करने हेतु एक नई संरचना लागू की गयी है। इस संरचना में ऋण खातों की निरंतर निगरानी, ऋण की अवधि चक्र के प्रत्येक चरण में समयबद्ध कार्रवाई तथा किसी खाते में आरम्भिक चेतावनी का संकेत प्राप्त होने पर जांच आरंभ करना निर्धारित है। इसके अलावा इस संरचना में बैंकों को चूक करने वाले तथा धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं को धोखाधड़ी की राशि के पूर्ण भुगतान के पांच वर्षों तक धन उपलब्ध कराने से प्रतिबंधित किया गया है।
ii. वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 13.05.2015 के अपने पत्र के द्वारा भी अनुदेश जारी किया है जिसमें बड़े मूल्य के बैंक धोखाधड़ी की पहचान समय पर करने, इसकी सूचना देने तथा इसकी जांच करने की सुविधा के संबंध में एक संरचना निर्धारित की गयी है। 
(ख): बैंकों की अनर्जक आस्तियों में वृद्धि के मुख्य कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, लंबित परियोजनाएं, विगत कुछ वर्षों में घरेलू वृद्धि में धीमापन, वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी में धीमापन तथा बैंकों द्वारा आक्रामक उधार हैं।
(ग): बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने तथा चूक को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड अनुमोदित ऋण नीति, ऋण वसूली नीति, नए ऋण/तदर्थ ऋण स्वीकृत करने/नए/मौजूदा उधारकर्ताओं के ऋणों के नवीकरण के संबंध में सूचना साझा करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करने, सभी व्यवहार्य खातों के मामले में त्वरित पुनर्संरचना सहित दबाव की पहचान आरंभ में करने, विधिक तंत्र जैसे सरफासी अधिनियम, 2002 डीआरटी तथा लोक अदालतों का सहारा लेने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।
जनवरी, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने “अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्ति के पुनर्सुदृढ़ीकरण के संबंध में व्यापक संरचना” जारी की है। इस संरचना में एक सुधारात्मक कार्य योजना को रेखांकित किया गया है जिससे समस्याग्रस्त मामलों की पहचान आरंभ में करने, अर्थक्षम माने जाने वाले खातों की समय पर पुनर्संरचना करने और गैर-अर्थक्षम खातों की वसूली या बिक्री के लिए बैंकों द्वारा त्वरित कदम उठाने में तेजी आएगी।
सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एनपीए की निगरानी करने तथा वसूली के लिए बोर्ड स्तरीय समिति गठित करने, संघ के अन्य सदस्यों के सहयोग से अधिक केन्द्रित निगरानी करने, कार्यकारी निदेशक स्तर पर उत्तरदायित्व सौंपने, बेहतर अधिवक्ताओं की सेवाएं लेने तथा ऋण वसूली अधिकरणों एवं उच्च न्यायालयों में बैंकों के हित की रक्षा करने में उनके कार्यनिष्पादन की निगरानी करने की सलाह दी है।
सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के अशोध्य ऋणों की वसूली में तेजी लाने के लिए छः नए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) (चंडीगढ़, बेंगलुरू, एर्नाकुलम, देहरादून, सिलीगुड़ी, हैदराबाद में) स्थापित करने का निर्णय लिया है।
बैंक एनपीए तथा धोखाधड़ी के सभी मामलों में स्टाफ के उत्तरदायित्व तथा उनकी संलिप्तता की जांच करते हैं। जांच पूरी होने पर बैंक प्रयोज्य अनुशासनिक नियमावली के अनुसार चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है।

*****
